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HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 2, 1987 (JYST. 12 , 1909 SAKA ) 


[ PART I 


- 


सं ० प्रो ० वि ०/ एफ डी/ 60-87/ 15949.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी 
विकास प्राधिकारण , सैक्टर 16, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सुखबीर सिंह, मार्फत श्री पार० एन ० राय मर्कन्टाईल इम्पलाईज 
एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर , नई दिल्ली -1200 60 तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक मधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं :-- 

क्या श्री सुखबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

स ० ओ ० वि ०/ रोह/ 61-87/15956.-- चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० बी ० सी ० स्टील . २.लि.प. निल 
प्रा . लि ., एम ० आई ० ई० , वहादुरगढ़ ( रोहतक), के श्रमिक श्री प्रेम सिंह, मार्फत श्री आर० एस ० यादव , भारतीय मजदूर 
संघ, रेलवे रोड़, काठ मण्डी, बहादुरगढ़ ( रोहतक ) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में 
कोई औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा क राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 96 4 1-1 - श्रम-78/32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे 
सुसगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित है : 

क्या श्री प्रेम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 

सं ० प्रो ० वि ० / यमना/ 10-87/ 15963.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है फि मे. प्रानन्द मैटल वर्कस , छछरोली 
गेंट, जगाधरी , के श्रमिक श्री दर्शन सिंह, पुत्र श्री साधा सिंह मार्फत श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महा मन्त्री, मैटल वकंस यूनियन , 
( रजि . ), धर्मशाला ब्राह्मण , रेलवे रोड , जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विधाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाहनीय समझते हैं 

इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गरित श्रम न्यायालय , मम्बाला , की विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री दर्शन सिंह की सेवाभों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/हिसार/ 60-87/ 15969.-~~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निदेशक , दी 
सिरसा कोपरेटिव बैंक लि ., सिरसा के श्रमिक श्री तुलसी राम , सचिव, पुत्र श्री पूर्ण चन्द , गांव व डा ० नाथुसरी कलां , 
जिला सिरसा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्राधाकि विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम-78/ 32573,दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 

श्या श्री तुलसी राम, सचिव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


